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�वदेश से कजर् लेने संबंधी नी�त 

301. श्री असाददु्दीन ओवैसीः 
 

क्या �वत्त मंत्री यह बताने क� कृपा कर�गे �कः 
(क) क्या भारतीय �रज़वर् ब�क (आरबीआई) ने हाल ह� म� �ेत्रक �नयंत्रण को हटाने वाले स्वचा�लत मागर् के तहत 

�वदेशी फंड जुटाने के �लए सभी पात्र संस्थाओं को अनुम�त देत े हुए �वदेशी ऋण के �लए एक नई नी�त 
अ�धसू�चत क� है; 

(ख) य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 

(ग) आरबीआई के इस कदम से कारोबार करने म� आसानी म� सधुार करने म� �कस हद तक मदद �मलेगी; और 

(घ) व्यापार करने म� आसानी के �लए नई नी�त म� पहले के टै्रक I और टै्रक II �ेत्रक �नयंत्रण को �कस प्रकार हटाने 
क� संभावना है? 

 
उत्तर 

�वत्त मतं्री (श्रीमती �नमर्ला सीतारमण) 
 
(क) और (ख): भारतीय �रजवर् ब�क ने भारत सरकार के परामशर् से �वदेशी वा�णिज्यक ऋण� (ईसीबी) और रुपए 
मूल्यव�गर्त बांड� के मौजूदा स्वरूप को युिक्तसंगत बनाया है और इस संबंध म� तार�ख 16 जनवर�, 2019 का ए.पी. 
(डीआईआर श्रृंखला) प�रपत्र सं. 17 जार� �कया है। �दशा-�नद�श� म� �नधार्�रत कुछ �नबधंन एवं शत� के अध्यधीन 
स्वतः मागर् के अंतगर्त प्र�त �वत्त वषर् 750 �म�लयन अम�रक� डॉलर तक या इसके समक� �वदेशी वा�णिज्यक 
ऋण� (ईसीबी) क� अनुम�त है। उक्त प�रपत्र क� प्र�त �नम्न�ल�खत �लकं पर द� गई हैः 
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(ग): भारतीय �रजवर् ब�क सरकार के परामशर् से भारतीय �नकाय� क� उभरती हुई �वत्तीय आवश्यकताओं और वहृत 
आ�थर्क घटनाक्रम को ध्यान म� रखत ेहुए, अ�धक से अ�धक स्था�नक �नकाय� को पात्र ऋणकतार् के रूप म� अनुम�त 
देकर, अ�धक �नकाय� को ऋणदाताओं के रूप म� मान्यता देकर, अं�तम उपयोग का �वस्तार करके और ऐसे उधार� के 
�लए संपूणर् लागत एवं न्यूनतम प�रपक्वता आवश्यकताओं को युिक्तसंगत बनाकर �पछले कुछ वष� से �वदेशी 
वा�णिज्यक ऋण (ईसीबी) के स्वरूप को बेहतर बना रहा है। ईसीबी नी�त म� हाल ह� म� �कए गए बदलाव इस �नरंतर 
प्रयास और कारोबार करने म� आसानी को प्रोत्सा�हत करने के ह� भाग ह�। 
 
(घ): �पछल� नी�त से �भन्न िजसम� पात्र ऋणकतार्ओं को �व�नमार्ण, सॉफ्टवेयर �वकास, अवसंरचना, पोत प�रवहन 
एवं एयरलाइन्स कंप�नय� आ�द तक सी�मत कर �दया गया था, नई संरचना म� �वदेशी प्रत्य� �नवेश (एफडीआई) 
प्राप्त करने के �लए पात्र सभी �नकाय� को शा�मल करने के �लए पात्र ऋणकतार्ओं क� सूची का �वस्तार �कया गया 
है।  
 
इसी प्रकार, पात्र ऋणदाताओं क� सूची �नकाय� क� चु�नन्दा को�ट से बढ़ाकर �कसी भी ऐसे �नकाय तक कर द� गई है 
जो �वत्तीय कारर्वाई कायर् बल (एफएट�एफ) या अंतरार्ष्ट्र�य प्र�तभू�त आयोग संगठन (आईओएससीओ) अनुपालक देश 
का रहने वाला हो। 
 

***** 


